
प्रसंग

यह लेख भारतीय अ र्थव्यवस्था के अंत र्वि रोधों पर प्रकाश डालता ह,ै जहां उच्च- वि कास संकेतक संकट के 
संकेतों के साथ मौजूद हैं, जि ससे दो-मुंह वाले रोमन देवता जानूस जैसी स्थि ति  पैदा होती ह।ै

पृष्ठभू मि

जैसे-जैसे भारत चुनावों के लि ए तैयार हो रहा ह,ै सरकार अपनी आ र्थि क सफलताओ ंपर जोर दे रही ह:ै 
तेजी से सकल घरलेू उत्पाद की वृ द्धि , महत्वपू र्ण गरीबी में कमी, और एक संपन्न शेयर बाजार। हालाँ कि , 
आलोचक इन दावों की वैधता और समावे शि ता पर संदेह जताते हैं।

क्या भारत सचमुच चमक रहा ह?ै

उत्तर सूक्ष्म और बहुआयामी ह।ै जब कि  कुछ डेटा बि ं दु समृ द्धि  (कार की बि क्री, हवाई यात्रा और नि वेश में 
वृ द्धि ) की तस्वीर पेश करते हैं, अन्य एक व्य थि त और संघ र्षरत पेट को प्रकट करते हैं:

• 57% आबादी: इसका मतलब ह ै कि  813 मि लि यन लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 
नि र्भर हैं, जो मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने वाला एक सरकारी का र्यक्रम ह।ै यह वि शाल संख्या आ र्थि क 
सुरक्षा की व्यापक कमी और आ र्थि क वि कास के संभा वि त सी मि त प्रभाव के बार ेमें चि ं ता पैदा करती ह।ै

• ग्रामीण रोजगार का र्यक्रमों (मनरगेा) की मांग स र्वका लि क उच्च स्तर पर: महात्मा गांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार गारटंी योजना ग्रामीण प रि वारों को प्र ति  व र्ष 100 दि नों के काम की गारटंी देती ह।ै 
एमजीएनआरईजीएस नौक रि यों की बढ़ती मांग सरकार की बढ़ती अ र्थव्यवस्था की कहानी का खंडन 
करती ह ैऔर लगातार ग्रामीण बेरोजगारी और अल्परोजगार का सुझाव देती ह।ै

• पि छले पांच वषोर्ं में वास्त वि क ग्रामीण मजदूरी में नकारात्मक वृ द्धि : यह इं गि त करता ह ै कि  ग्रामीण 
क्षेत्र के भीतर भी, मजदूरी मुद्रास्फी ति  के साथ तालमेल नहीं रख रही ह,ै बढ़ती कीमतों के कारण इसमें 
काफी कमी आई ह।ै इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और आ र्थि क क ठि नाई और बढ़ जाती ह।ै

• ग्रामीण ऋणग्रस्तता का उच्च स्तर: यह ग्रामीण प रि वारों के बीच ऋण के बोझ की व्यापकता को 
द र्शाता ह,ै जो अक्सर बु नि यादी जरूरतों को पूरा करने या कृ षि  में नि वेश करने के लि ए ऋण का सहारा 
लेते हैं। यह क र्ज़ का बोझ आ र्थि क वि कास को रोकता ह ैऔर प रि वारों को गरीबी के चक्र में फंसा देता 
ह।ै

"आ र्थि क दै्वतवाद" क्या ह?ै

आ र्थि क दै्वतवाद का तात्प र्य एक ही देश के भीतर दो या दो से अ धि क वि शि ष्ट आ र्थि क प्रणा लि यों के 
सह-अ स्ति त्व से ह।ै भारत के संद र्भ में, यह एक स्थि र, अनौपचा रि क और बड़े पैमाने पर कृ षि  ग्रामीण क्षेत्र 
के साथ-साथ मौजूद एक आधु नि क, तकनीकी रूप से उन्नत और बढ़ते शहरी क्षेत्र के रूप में प्रकट होता 
ह।ै यह असमान वि कास आय, अवसरों और जीवन स्तर में भारी असमानता पैदा करता ह।ै

भारत में आ र्थि क दै्वतवाद की व्यापकता के संकेत:

• वि कास के दावे के बावजूद मुफ्त भोजन योजनाओ ंपर उच्च नि र्भरता: यह सरकार की संपन्न 
अ र्थव्यवस्था की कहानी और व्यापक खाद्य असुरक्षा की वास्त वि कता के बीच असंगतता को उजागर 
करता ह।ै

• उच्च वि कास के दावों के साथ-साथ मनरगेा नौक रि यों की बढ़ती मांग: यह वि रोधाभास वि शेष रूप से 
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी आजी वि का बनाने पर आ र्थि क वि कास के सी मि त प्रभाव को उजागर करता ह।ै

• तेजी से बढ़ते शेयर बाजार के साथ-साथ नकारात्मक ग्रामीण वेतन वृ द्धि : यह असमानता आ र्थि क 
वि कास के लाभों के असमान वि तरण को द र्शाती ह।ै जब कि  शेयर बाज़ार फल-फूल रहा ह,ै आबादी के 
एक बड़े हि स्से की आजी वि का और जीवन स्तर, वि शेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, स्थि र या बि गड़ रह ेहैं।

आशय:

• आ र्थि क वि कास से होने वाले लाभों का असमान वि तरण: आ र्थि क वि कास का लाभ समाज के सभी 
वगोर्ं तक नहीं पहुचं पा रहा ह,ै जि ससे आय का अंतर और सामा जि क असमानताएं बढ़ रही हैं।

• सामा जि क अशां ति  की संभावना: आ र्थि क अन्याय की भावना के साथ अधूरी बु नि यादी जरूरतें, 
सामा जि क अशां ति  और अ स्थि रता को बढ़ावा दे सकती हैं।

• 2030 तक सतत वि कास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में चुनौ ति याँ: एसडीजी का लक्ष्य 
अ धि क समावेशी और टि काऊ भ वि ष्य बनाना ह।ै हालाँ कि , भारत का आ र्थि क दं्वद्ववाद 2030 के 
लक्ष्य व र्ष तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक महत्वपू र्ण चुनौती पेश करता ह।ै

आगे बढ़ने का रास्ता:
• ऐसी नी ति यां जो आधु नि क शहरी क्षेत्र और पारपं रि क ग्रामीण क्षेत्र के बीच अंतर को पाटती हैं: 
इसमें ग्रामीण बु नि यादी ढांचे में नि वेश, ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल और शि क्षा का वि कास और कृ षि  
उत्पादकता और वि वि धीकरण को बढ़ावा देना शा मि ल हो सकता ह।ै
• ग्रामीण वि कास और आय सृजन पर ध्यान: इसमें रोजगार के अवसर पैदा करना, उद्य मि ता को 
बढ़ावा देना और ग्रामीण व्यवसायों के लि ए ऋण और बाजार तक पहुचं की सु वि धा प्रदान करना 
शा मि ल ह।ै
• शि क्षा और कौशल में नि वेश: यह व्य क्ति यों को आधु नि क अ र्थव्यवस्था में सा र्थक रूप से भाग लेने 
और उनकी रोजगार क्षमता में सुधार करने के लि ए आवश्यक कौशल से लैस करगेा।
• समावेशी वि कास को बढ़ावा देना: इसके लि ए ऐसी नी ति यों की आवश्यकता ह ैजो यह सु नि श्चि त 
करें कि  समाज के सभी वगोर्ं को आ र्थि क वि कास से लाभ हो, जि ससे भारत के लि ए अ धि क 
न्यायसंगत और टि काऊ वि कास मा र्ग प्रशस्त हो सके।

इन महत्वपू र्ण उपायों के माध्यम से आ र्थि क दै्वतवाद को संबो धि त करके, भारत यह सु नि श्चि त कर 
सकता ह ै कि  उसकी आ र्थि क वृ द्धि  वास्तव में टि काऊ हो और उसके सभी नाग रि कों को लाभ हो

जीवन और आजी वि का

प्रसंग

यह लेख झूठे बहानों के तहत भारतीय प्रवा सि यों को संघ र्ष क्षेत्रों में ले जाने के मुदे्द और भारत सरकार द्वारा 
बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने की आवश्यकता पर च र्चा करता ह।ै

पृष्ठभू मि

भारत सरकार ने हाल ही में स्वीकार कि या कि  भारतीय नाग रि कों को रूसी सेना द्वारा भतीर् कि या गया था और 
युद्धग्रस्त यूके्रन में तैनात कि या गया था। यह घटना इजराइल जैसे अन्य संघ र्ष क्षेत्रों में नौक रि यों के लि ए 
भारतीयों की भतीर् की रि पोटोर्ं के बाद हुई ह।ै

भारत के प्रवासन की समस्या

• जागरूकता की कमी: भारतीयों को ऑनलाइन वि ज्ञापनों और बि चौ लि यों द्वारा गुमराह कि या जाता ह ैजो 
संघ र्ष क्षेत्रों में नौकरी के अवसरों को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं।

• ऋण और वि त्तीय दबाव: महत्वपू र्ण रकम ख र्च करने या ऋण लेने के बाद, कुछ भारतीय फंसे हुए महसूस 
करते हैं और नौकरी की वास्त वि क प्रकृ ति  को समझने के बाद भी खतरनाक प रि स्थि ति यों में काम करना जारी 
रखते हैं।

• अप र्याप्त सरकारी उपाय: "उत्प्रवास जांच आवश्यक" सूची स हि त व र्तमान प्रणाली, भारतीयों को शोषण से 
बचाने के लि ए अप र्याप्त ह।ै

• जो खि म भरी भतीर् के लि ए सरकार की मंजूरी: इज़राइल जैसे संघ र्ष क्षेत्रों में भतीर् अ भि यान के लि ए सरकार 
की हरी झंडी अपने नाग रि कों की सुरक्षा के प्र ति  उसकी प्र ति बद्धता के बार ेमें चि ं ता पैदा करती ह।ै

नतीजे

• युद्ध क्षेत्र में काम करते समय भारतीयों को नुकसान और यहां तक कि  मौत का भी सामना करना पड़ता ह।ै

• स्थि ति  के कारण प रि वारों को भावनात्मक और वि त्तीय तनाव का सामना करना पड़ता ह।ै

• नाग रि कों के शोषण की खबरों से भारत की प्र ति ष्ठा धू मि ल हुई ह।ै

गंभीर अनुमान

लेख में सरकार की आलोचना की गई ह:ै

• यूके्रन में भारतीयों के मुदे्द पर वि लं बि त प्र ति क्रि या।

• समान स्थि ति यों को रोकने के लि ए स क्रि य उपायों का अभाव।

• प्रभा वि त व्य क्ति यों के प रि वारों के लि ए अप र्याप्त सहायता।

• मौजूदा जो खि मों के बावजूद अन्य संघ र्ष क्षेत्रों में भतीर् को मंजूरी देना।
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मेन्स मास्टर

जानूस-सामना वाली अ र्थव्यवस्था के सं क्षि प्त वि वरण



आगे बढ़ने का रास्ता

• व्यापक प्रोटोकॉल लागू करें: इन प्रोटोकॉल में अनुबंधों की कड़ी जांच, बेहतर प्रस्थान-पू र्व मा र्गद र्शन और 
मुसीबत में फंसे प्रवा सि यों के लि ए मजबूत सम र्थन संरचनाएं शा मि ल होनी चा हि ए।

• क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाएँ: समान मुद्दों का सामना करने वाले पड़ोसी देशों के साथ सहयोग से कमजोर 
व्य क्ति यों को ल क्षि त करने वाले भतीर् नेटव र्क को खत्म करने में मदद मि ल सकती ह।ै

• आ र्थि क संकट का समाधान: हालाँ कि  यह कोई त्व रि त समाधान नहीं ह,ै ले कि न सरकार को समस्या के 
मूल कारण - भारत में नौकरी के अवसरों की कमी - का समाधान करने की ज़रूरत ह ैता कि  हताश व्य क्ति यों 
को वि देश में जो खि म भरा काम खोजने से रोका जा सके।

• सहानुभू ति  दि खाएं: सरकार को लोगों द्वारा सामना की जाने वाली क ठि न प रि स्थि ति यों को स्वीकार करना 
चा हि ए और उनकी सुरक्षा और भलाई को प्राथ मि कता देनी चा हि ए।

इन कदमों को उठाकर, भारत सरकार अपने नाग रि कों को शोषण से बेहतर ढंग से बचा सकती ह ैऔर वि देश 
में काम मांगने पर उनकी सुरक्षा सु नि श्चि त कर सकती ह।ै

ताकत बनाम कारण

यह लेख महाराष्ट्र में शि क्षा और सरकारी नौक रि यों में मराठों के लि ए 10% आरक्षण देने वाले हाल ही में 
पा रि त वि धेयक की वैधता और चुनौ ति यों की जांच करता ह।ै

पृष्ठभू मि :

• वि धेयक को संभा वि त कानूनी बाधाओ ंका सामना करना पड़ रहा ह ैक्यों कि  अतीत में इसी तरह के 
प्रयासों को सुप्रीम को र्ट ने पलट दि या ह।ै

• यह पि छले एक दशक के भीतर मराठों के लि ए आरक्षण सुर क्षि त करने का महाराष्ट्र सरकार का तीसरा 
प्रयास ह।ै

आरक्षण क्यों दि या गया:

• सरकार मराठा समुदाय द्वारा डाले गए भारी राजनी ति क दबाव का हवाला देती ह,ै जो राज्य के भीतर 
काफी राजनी ति क प्रभाव रखता ह।ै

• अन्य ओबीसी समूहों के प्रत्या शि त वि रोध के कारण मौजूदा 19% ओबीसी कोटा के भीतर आरक्षण देना 
अव्यावहा रि क माना गया।

न्या यि क जांच की चुनौ ति याँ:

• सुप्रीम को र्ट ने पहले 50% से अ धि क आरक्षण के खि लाफ फैसला सुनाया था और आरक्षण के लि ए 
पात्र पि छड़े वगोर्ं की पहचान करने के लि ए कें द्र सरकार के एकमात्र अ धि कार की स्थापना की थी।

• जब कि  अदालत ने 2022 में आ र्थि क रूप से कमजोर वगोर्ं (ईडब्ल्यूएस) के लि ए 10% कोटा को बरकरार 
रखा, इस फैसले के दी र्घका लि क प्रभाव अ नि श्चि त बने हुए हैं।

सभी समुदायों में आरक्षण की बढ़ती मांग:

• मराठों का मामला भारत में वि भि न्न समुदायों में आरक्षण की बढ़ती मांगों का उदाहरण ह।ै

• ये मांगें अक्सर ऊपर की ओर ग ति शीलता और बेहतर सामा जि क-आ र्थि क अवसरों की गहरी इच्छा से 
उत्पन्न होती हैं।

व्यापक आउटलुक:

लेख आरक्षण की मांगों को संबो धि त करने और सामा जि क न्याय सु नि श्चि त करने के लि ए एक व्यापक 
रणनी ति  की आवश्यकता का प्रस्ताव करता ह:ै

• आगामी दशकीय जनगणना के साथ-साथ एक राष्ट्रव्यापी सामा जि क-आ र्थि क जनगणना आयो जि त 
करने से देश भर में वि भि न्न समुदायों द्वारा अनुभव कि ए गए पि छड़ेपन की वास्त वि क सीमा के संबंध में 
अ धि क वि श्वसनीय डेटा प्रदान कि या जा सकता ह।ै

• यह डेटा सकारात्मक का र्रवाई की एक नई, साक्ष्य-आधा रि त प्रणाली वि क सि त करने की नींव के रूप में 
काम कर सकता ह ैजो सामा जि क न्याय के सि द्धांतों के प्र ति  सच्चा रहते हुए नि ष्पक्ष और न्यायसंगत ह।ै

इन कदमों को लागू करके, भारत अपनी वि वि ध आबादी के भीतर सामा जि क और आ र्थि क असमानताओ ं
को दूर करने के लि ए अ धि क न्यायसंगत और डेटा-संचा लि त दृ ष्टि कोण की ओर बढ़ सकता ह।ै

भारत के बच्चों में नि वेश का आ र्थि क मामला

‘पृष्ठभू मि :

• अपने जनसां ख्यि कीय लाभांश, शै क्षि क फोकस और नौक रि यों पर जोर देने के बावजूद, भारत ने दशकों से लगातार 
ईसीसीई की उपेक्षा की ह।ै

• ईसीसीई को अक्सर महज बच्चों का खेल या घरलेू क्षेत्र तक ही सी मि त रखा जाता ह,ै जि से परपंरागत रूप से 
म हि लाओ ंका काम माना जाता ह।ै यह धारणा इसके कम नि वेश और कम मूल्यांकन में योगदान करती ह।ै

बच्चों में नि वेश: एक आ र्थि क दृ ष्टि कोण

• मानव पूंजी, कि सी आबादी का सामू हि क ज्ञान, कौशल और अनुभव, कि सी देश की समृ द्धि  की नींव मानी जाती ह।ै 
प्रारं भि क बचपन वह महत्वपू र्ण चरण ह ैजहां यह नींव रखी जाती ह।ै ईसीसीई में नि वेश करके, हम भावी पी ढ़ि यों के 
संज्ञानात्मक, सामा जि क और भावनात्मक वि कास में नि वेश करते हैं, उनकी भ वि ष्य की सफलता के लि ए आधार शि ला 
रखते हैं।

• ईसीसीई नि वेश में वृ द्धि  से शै क्षि क प्रा प्ति  में सुधार हो सकता ह।ै अध्ययनों से पता चला ह ै कि  जो बच्चे उच्च 
गुणवत्ता वाले प्रारं भि क बचपन के का र्यक्रमों में भाग लेते हैं, उनके हाई सू्कल से स्नातक होने, उच्च शि क्षा प्राप्त करने 
और भ वि ष्य में बेहतर वेतन वाली नौक रि यां हा सि ल करने की अ धि क संभावना होती ह।ै इससे अ धि क कुशल और 
उत्पादक का र्यबल तैयार होता ह,ै जि ससे पूरी अ र्थव्यवस्था को लाभ होता ह।ै

• ईसीसीई में नि वेश से बच्चों के स्वास्थ्य पर बेहतर प रि णाम भी मि ल सकते हैं। ये का र्यक्रम पौ ष्टि क भोजन, 
नि वारक स्वास्थ्य सेवाओ ंऔर वि कासात्मक देरी के लि ए शीघ्र हस्तक्षेप तक पहुचं प्रदान कर सकते हैं। इससे 
जनसंख्या स्वस्थ होती ह,ै स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर बोझ कम होता ह ैऔर उनके जीवन भर उत्पादकता में वृ द्धि  
होती ह।ै

• ECCE में नि वेश करने से सामा जि क अशां ति  को कम करने में भी मदद मि ल सकती ह।ै अध्ययनों से पता चलता ह ै
कि  जो बच्चे बचपन में गुणवत्तापू र्ण प्रारं भि क शि क्षा प्राप्त करते हैं, उनके वयस्क होने पर आपरा धि क ग ति वि धि यों में 
शा मि ल होने की संभावना कम होती ह।ै इससे सुर क्षि त समुदाय और अ धि क स्थि र समाज का नि र्माण हो सकता ह।ै

• नोबेल पुरस्कार वि जेता जेम्स हकेमैन के एक अध्ययन स हि त दु नि या भर के शोध, बचपन में नि वेश कि ए गए 
प्रत्येक डॉलर के नि वेश पर 13% वा र्षि क रि ट र्न का सुझाव देते हैं। इससे लंबे समय में महत्वपू र्ण आ र्थि क लाभ मि लते 
हैं, जि समें सा र्वज नि क स्वास्थ्य व्यय में कमी और अ धि क उत्पादक का र्यबल से कर राजस्व में वृ द्धि  शा मि ल ह।ै

• आंगनवाड़ी प्रणाली, दु नि या की सबसे बड़ी सा र्वज नि क ईसीसीई प्रदाता, भारत में छह व र्ष से कम उम्र के 80 
मि लि यन से अ धि क बच्चों को सेवा प्रदान करती ह।ै अध्ययनों से पता चला ह ै कि  जो बच्चे आंगनबा ड़ि यों में जाते हैं, 
वे ऐसा न करने वाले बच्चों की तुलना में लगातार बेहतर संज्ञानात्मक और मोटर कौशल प्रद र्शि त करते हैं, जो इसके 
सकारात्मक प्रभाव को उजागर करता ह।ै

व र्तमान खा मि याँ और नी ति गत खा मि याँ:

• अप र्याप्त फं डि ं ग: बड़ी और अ धि क कमजोर आबादी की जरूरतों को पूरा करने के बावजूद, आंगनवाड़ी प्रणाली 
को उच्च शि क्षा जैसे अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफी कम आवंटन मि लता ह।ै यह वि त्तीय बाधा गुणवत्तापू र्ण सेवाएं 
प्रदान करने और सभी पात्र बच्चों तक पहुचंने की इसकी क्षमता में बाधा डालती ह।ै

• भारत में ईसीसीई के व्यापक आ र्थि क प्रभावों पर सी मि त शोध: जब कि  बेहतर स्वास्थ्य और शै क्षि क प्रा प्ति  जैसे 
व्य क्ति गत लाभों का दस्तावेजीकरण कि या गया ह,ै इन्हें बढ़ी हुई जीडीपी या कम सामा जि क अशां ति  जैसे मात्रात्मक 
व्यापक आ र्थि क लाभों में अनुवा दि त करने का व्यापक रूप से पता नहीं लगाया गया ह।ै डेटा की कमी के कारण 
केवल आ र्थि क तकोर्ं के आधार पर बढ़े हुए नि वेश की वकालत करना मु श्कि ल हो जाता ह।ै

• सूक्ष्म-स्तरीय लाभों पर ध्यान दें: मौजूदा अनुसंधान और नी ति गत च र्चाएं अक्सर ईसीसीई के व्य क्ति गत लाभों पर 
ध्यान कें द्रि त करती हैं, जैसे कि  बच्चों के लि ए बेहतर संज्ञानात्मक वि कास। हालाँ कि , इन सूक्ष्म-स्तरीय लाभों को 
व्यापक व्यापक आ र्थि क तस्वीर से जोड़ना और उनके दी र्घका लि क आ र्थि क प्रभाव को प्रद र्शि त करना महत्वपू र्ण 
नि वेश हा सि ल करने के लि ए महत्वपू र्ण ह।ै

आशय:

• अप र्याप्त ईसीसीई नुकसान के चक्र को जन्म दे सकता ह।ै जि न बच्चों के पास गुणवत्तापू र्ण प्रारं भि क बचपन के 
का र्यक्रमों तक पहुचं नहीं ह,ै उन्हें सीखने में क ठि नाइयों, खराब स्वास्थ्य और वि कास संबंधी देरी का अनुभव होने की 
अ धि क संभावना ह।ै इससे उनकी शै क्षि क उपल ब्धि  में बाधा आ सकती ह,ै जि ससे कमाई की संभावना कम हो सकती 
ह ैऔर वयस्कता में अवसर सी मि त हो सकते हैं। यह, बदले में, गरीबी, सामा जि क ब हि ष्कार और यहां तक कि  
सामा जि क अशां ति  में योगदान दे सकता ह।ै

• ईसीसीई में नि वेश में देरी से मानव पूंजी वि कास के अवसर चूक सकते हैं। एक बच्चे के जीवन के प्रारं भि क व र्ष 
म स्ति ष्क के वि कास के लि ए एक महत्वपू र्ण खि ड़की होते हैं। ईसीसीई की उपेक्षा करके, हम भ वि ष्य की पी ढ़ि यों की 
पूरी क्षमता में नि वेश करने में असफल होने का जो खि म उठाते हैं, जि ससे भारत की दी र्घका लि क आ र्थि क और 
सामा जि क प्रग ति  बा धि त होती ह।ै

आगे बढ़ने का रास्ता:

• ईसीसीई के लि ए आ र्थि क मामले को पूरी तरह से अपनाने के लि ए, वि भि न्न पहलुओ ंमें बढ़े हुए नि वेश की 
आवश्यकता ह,ै जि समें शा मि ल हैं:

◦ बु नि यादी ढांचे में सुधार: व्यापक पहुचं सु नि श्चि त करने के लि ए मौजूदा आंगनवाड़ी कें द्रों को अपग्रेड करना और 
नए कें द्रों का नि र्माण करना।

◦ क्षमता नि र्माण: आंगनवाड़ी का र्यक र्ताओ ंऔर देखभाल करने वालों के लि ए व्यापक प्र शि क्षण और सहायता प्रदान 
करना ता कि  यह सु नि श्चि त कि या जा सके कि  वे उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल और शि क्षा प्रदान कर सकें ।

◦ गुणवत्तापू र्ण शि क्षण सामग्री: आयु-उपयुक्त शि क्षा प्रदान करन
यह लेख भारत में प्रारं भि क बाल्यावस्था देखभाल और शि क्षा (ईसीसीई) में नि वेश बढ़ाने का त र्क देता ह,ै 
बावजूद इसके कि  इसकी व र्तमान स्थि ति  कम वि त्तपो षि त और कम खोजे गए क्षेत्र के रूप में ह।ै



प्री लि म्स बूस्टर
 

प्रमुख कंप नि याँ अभी भी वनों की कटाई से नि पटने में वि फल हो रही हैं: ग्लोबल कैनोपी

• व्यापक वि फलता: ग्लोबल कैनोपी की एक रि पो र्ट से पता चलता ह ै कि  वनों की कटाई से जुड़ी कई प्रमुख 
कंप नि यों ने 10 वषोर्ं की नि गरानी और चेताव नि यों के बावजूद वनों की कटाई की नी ति यों को लाग ूनहीं 
कि या ह।ै
• का र्रवाई की तात्का लि कता: रि पो र्ट नि यमों की तात्का लि कता पर जोर देती ह ैक्यों कि  कंप नि यों और 
वि त्तीय संस्थानों की स्वै च्छि क का र्रवाइयां अप्रभावी रही हैं।
• यूरोपीय संघ वि धान: रि पो र्ट नए यूरोपीय संघ कानून का स्वागत करती ह ैले कि न अमे रि का और ब्रि टेन जैसे 
अन्य क्षेत्रों से सख्त का र्यान्वयन और त्व रि त का र्रवाई का आग्रह करती ह।ै
• पारद र्शि ता पर ध्यान: रि पो र्ट में पारद र्शि ता की कमी पर प्रकाश डाला गया ह,ै कई कंप नि या ंप र्याप्त सबूत 
प्रद र्शि त करने में वि फल रही हैं कि  उनके का र्य उनकी घो षि त प्र ति बद्धताओ ंसे मेल खाते हैं।
• व्यापक फोकस का आह्वान: जब कि  पाम तेल वनों की कटाई को संबो धि त करने में प्रग ति  देखी गई ह,ै 
रि पो र्ट मवेशी उत्पादन जैस ेअन्य प्रमुख कारकों पर समान ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर देती ह।ै

वि वरण:
• रि पो र्ट, "फ़ॉरसे्ट 500", उष्णक टि बंधीय जंगलों पर महत्वपू र्ण प्रभाव डालने वाली कंप नि यों और वि त्तीय 
संस्थानों का वि श्लेषण करती ह,ै जो ताड़ के तेल, सोया और लकड़ी जैसी वस्तुओ ंमें उनकी नी ति यों पर 
ध्यान कें द्रि त करती ह।ै
• वि श्लेषण की गई 23% संस्थाओ ंने एक दशक की नि गरानी के बावजूद वनों की कटाई की एक भी 
प्र ति बद्धता प्रका शि त नहीं की ह।ै
• ग्लोबल कैनोपी सख्त नि यमों का आग्रह करता ह ैक्यों कि  स्वै च्छि क कायोर्ं ने पू र्ण वनों की कटाई-मुक्त 
आपू र्ति  श्रृंखला हा सि ल नहीं की ह।ै
• व र्तमान में केवल 1% कंप नि याँ वनों की कटाई पर नए यूरोपीय संघ कानून का अनुपालन करने की राह 
पर हैं।
• जनता के दबाव से कुछ सुधार हुए हैं, ले कि न 37% संस्थाओ ंमें अभी भी सा र्वज नि क वनों की कटाई की 
प्र ति बद्धता का अभाव ह।ै
• जेपी मॉ र्गन चेज़, बैंक ऑफ अमे रि का और मि त्सु बि शी यूएफजे जैसे वि त्तीय संस्थानों को वनों की कटाई 
प्र ति बद्धताओ ंकी कमी वाली कंप नि यों के शी र्ष फाइनेंसरों के रूप में ना मि त कि या गया ह।ै
• ए डि डास, स्टारबक्स और गैप जैसी कंप नि यों को उनकी वनों की कटाई की प्र ति बद्धताओ ंका सम र्थन करन े
के लि ए अप र्याप्त सबूत होने का हवाला दि या गया ह।ै
• रि पो र्ट में ताड़ के तेल स ेपर ेव्यापक ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दि या गया ह,ै और वनों की कटाई 
में मवेशी उत्पादन की महत्वपू र्ण भू मि का पर अ धि क ध्यान देने का आग्रह कि या गया ह।ै
कुल मि लाकर, रि पो र्ट बढ़ती जागरूकता के बावजूद वनों की कटाई के लगातार मुदे्द पर प्रकाश डालती ह ै
और कंप नि यों और वि त्तीय संस्थानों से सख्त नि यमों और बेहतर पारद र्शि ता की मांग करती ह।ै

- हो ची मि न्ह सि टी और मेकांग डेल्टा क्षेत्र स हि त द क्षि णी वि यतनाम न ेफरवरी में असामान्य रूप स े
लंबे समय तक गमीर् का अनुभव कि या, तापमान 38 डि ग्री से ल्सि यस तक पहुचं गया, जो अप्रैल या 
मई में सामान्य ग र्म मौसम के चरम से काफी अ धि क था। 

🌡

- मेकांग डेल्टा क्षेत्र भी सूखे से जूझ रहा ह,ै जि ससे नहरों में पानी का स्तर कम हो गया ह ैऔर 
कि सानों के लि ए अपनी फसलों के प रि वहन में चुनौ ति या ंपैदा हो रही हैं। 

💧

- लू और सूखे के प्रभाव के कारण गंभीर सूखापन पैदा हो गया ह,ै जि ससे कि सानों के लि ए प रि वहन 
के लि ए जलमागोर्ं का उपयोग करना मु श्कि ल हो गया ह ैऔर क्षेत्र में चावल की खेती पर प्रभाव के 
बार ेमें चि ं ता पैदा हो गई ह।ै 

🌾

- द क्षि णी मौसम वि ज्ञान और जल वि ज्ञान प्रशासन के मुख्य भ वि ष्यवक्ता न ेलंबे समय तक शुष्क 
रहने के लि ए अल नीनो मौसम की घटना और वै श्वि क जलवाय ुप रि व र्तन के व्यापक प्रभावों को 
जि म्मेदार ठहराया, और क्षेत्र के मौसम पैट र्न पर इन कारकों के प्रभाव पर जोर दि या। 

🌍

- वि श्व मौसम वि ज्ञान संगठन न ेबताया कि  2023 वि श्व स्तर पर रि कॉ र्ड पर सबस ेग र्म व र्ष था और 
एल नीनो जलवायु पैट र्न के कारण 2024 में और भी अ धि क तापमान की संभावना की चेतावनी दी, 
जो आम तौर पर 2023 के मध्य में उभरन ेके बाद एक व र्ष के लि ए वै श्वि क तापमान में वृ द्धि  करता 
ह।ै 

🌎

भीषण गमीर् में वि यतनाम का 'धान का कटोरा' टूट गया

दु र्लभ बीमा रि यों के खि लाफ भारत की लड़ाई

- 19 वषीर्य बाल अ भि नेत्री सुहानी भटनागर की एक दु र्लभ बीमारी, डमेर्टोमायो सि टि स से दुखद 
मौत, दु र्लभ रोग दि वस के साथ हुई, जो दु र्लभ चि कि त्सा स्थि ति यों वाले व्य क्ति यों द्वारा सामना की 
जाने वाली उपेक्षा और कलंक को उजागर करती ह।ै 

💔

- प्र ति  1,000 जनसंख्या पर 1 या उससे कम को प्रभा वि त करने वाली दु र्लभ बीमा रि याँ, भारत में 450 
से अ धि क चि न्हि त बीमा रि यों से पी ड़ि त हैं, जि नमें लगभग 8-10 करोड़ भारतीय प्रभा वि त हैं, जि नमें मुख्य 
रूप से बच्चे शा मि ल हैं। हालाँ कि , संसाधन की कमी और सी मि त जागरूकता, नि दान और दवा वि कास 
के कारण इन बीमा रि यों की उपेक्षा हुई ह।ै 

🏥

- स्वास्थ्य और प रि वार कल्याण मंत्रालय ने 2017 में दु र्लभ बीमा रि यों के इलाज के लि ए एक राष्ट्रीय 
नी ति  बनाई ले कि न का र्यान्वयन चुनौ ति यों के कारण 2018 में इसे वापस ल े लि या। दु र्लभ बीमा रि यों के 
लि ए संशो धि त राष्ट्रीय नी ति  (एनपीआरडी) की घोषणा 2021 में की गई थी, ले कि न दु र्लभ बीमा रि यों के 
लि ए एक मानक प रि भाषा की कमी और अप र्याप्त धन स हि त समस्याएं बनी हुई हैं। 

📉

- दु र्लभ बीमारी के प्रबंधन के लि ए समय पर और सटीक नि दान महत्वपू र्ण ह,ै फि र भी रो गि यों को 
अक्सर देरी का सामना करना पड़ता ह,ै नि दान में औसतन सात साल लग जाते हैं। भारत में पहचानी गई 
50% से भी कम दु र्लभ बीमा रि यों का इलाज संभव ह,ै और केवल 20 दु र्लभ बीमा रि यों का इलाज 
सी मि त संख्या में उतृ्कष्टता कें द्रों (सीओई) से उपलब्ध ह।ै 

⏳

- अप र्याप्त धन, असमान वि तरण और आवं टि त धन के कम उपयोग के बार ेमें चि ं ताओ ंके साथ, दु र्लभ 
बीमा रि यों के लि ए बजट आवंटन कम रहता ह।ै एनपीआरडी दि शा नि देर्श प्र ति  मरीज ₹50 लाख तक की 
अनुम ति  देते हैं, जि से पुरानी दु र्लभ बीमा रि यों के आजीवन प्रबंधन और उपचार के लि ए अप र्याप्त माना 
जाता ह।ै 

💰

- दु र्लभ बीमा रि यों से नि पटन ेके लि ए सरकार के प्रयासों को मान्यता दी गई ह,ै ले कि न दु र्लभ बीमा रि यों 
की एक मानक प रि भाषा, बजटीय प रि व्यय में वृ द्धि , दवा वि कास और चि कि त्सा के लि ए सम र्पि त धन, 
और बेहतर समन्वय और जि म्मेदार नि धि  उपयोग की आवश्यकता ह।ै राज्य सरकारें, सा र्वज नि क और 
नि जी कंप नि यां और सीएसआर पहल भी इन चुनौ ति यों से नि पटन ेमें भू मि का नि भा सकती हैं। 

📈

- दु र्लभ बीमा रि यों के लि ए आवश्यक उपचार तक पहुचं सु नि श्चि त करने के लि ए घरलेू नि र्माताओ ंके 
लि ए प्रोत्साहन, कम नैदा नि क परीक्षण आवश्यकताओ ंऔर जीवन रक्षक दवाओ ंपर जीएसटी को हटान े
की आवश्यकता के साथ, अत्य धि क दवा की कीमतों और उपलब्धता को संबो धि त करना महत्वपू र्ण ह।ै 

💊

- संयुक्त राष्ट्र ने पूवीर् क्षेत्र में जारी हि ं सा के बार ेमें संयुक्त राष्ट्र की चि ं ताओ ंके बावजूद वापसी की 
डीआरसी की मांग के जवाब में, संयुक्त राष्ट्र बेस को राष्ट्रीय पु लि स को सौंपकर डेमोके्र टि क रि प ब्लि क 
ऑफ कांगो (डीआरसी) से मोनुस्को शां ति  सेना की वापसी की शुरुआत की। देश की। 

🕊

- डीआरसी सरकार संयुक्त राष्ट्र बल को सशस्त्र समूहों और मि लि शि या से नाग रि कों की रक्षा करने में 
अप्रभावी मानती ह ैजो तीन दशकों से देश के पूवीर् हि स्स ेमें एक दी र्घका लि क मुद्दा रहा ह।ै 

🇨🇩

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा प रि षद ने मोनुस्को मि शन को धीर-ेधीर ेहटान ेकी मंजूरी दे दी, जो 1999 से 
डीआरसी में मौजूद ह,ै व र्तमान में लगभग 13,500 सै नि क और 2,000 पु लि स इटुरी, द क्षि ण कि वु और 
उत्तरी कि वु के पूवीर् प्रांतों में तैनात हैं। 

🚔

- वापसी की योजना तीन चरणों में तय की गई ह,ै जि समें बुरंुडी की सीमा से लग ेकामन्योला में पहला 
बेस सौंपा जाएगा, और बाद के चरणों में द क्षि ण कि वु से सैन्य शां ति  सै नि कों का प्रस्थान और डीआरसी 
सुरक्षा बलों को बेस का हस्तांतरण शा मि ल होगा। 

🏞

- यह वापसी उत्तरी कि वु में तुत्सी के नेतृत्व वाल ेएम23 वि द्रो हि यों के पुनरुत्थान के बीच हुई ह,ै जि न्होंने 
महत्वपू र्ण क्षेत्र पर कब्जा कर लि या ह,ै जि ससे क्षेत्र में ज टि ल सुरक्षा चुनौ ति यां बढ़ गई हैं। 

⚠

संयुक्त राष्ट्र के सै नि कों न ेअशांत डीआर कांगो से वापसी शुरू कर दी है

शी र्ष स्पे नि श अ धि कारी पनडुब्बी के लि ए सौदा पेश कर सकत ेहैं

- स्पेन की नवं ति या और ज र्मनी की थि सेनकु्रप मरीन सि स्टम्स (टीकेएमएस) छह पी-75आई पनडु ब्बि यों 
के लि ए भारत की मेगा-सौदे के लि ए दो दावेदार हैं, नवं ति या के रक्षा राज्य स चि व, एम्पारो वाल्कारसे, 
भारतीय रक्षा के साथ पनडुब्बी सौदे पर च र्चा करने के लि ए भारत आने वाले हैं। स चि व गि रि धर अरमाने. 

🇪🇸 🇩🇪

- पनडुब्बी सौदा, जि सकी लागत ₹43,000 करोड़ से अ धि क होने की उम्मीद ह,ै को रक्षा अ धि ग्रहण 
प्र क्रि या के रणनी ति क साझेदारी मॉडल के तहत संसा धि त कि या जा रहा ह,ै जि समें नवं ति या ने ला र्सन 
एंड टुब्रो (एलएंडटी) और टीकेएमएस ने मझगांव डॉक शि प बि ल्ड र्स लि मि टेड (एमडीएल) के साथ 
समझौता कि या ह।ै इस सौदे के लि ए केवल दो भारतीय कंप नि यों को शॉ र्ट लि स्ट कि या गया ह।ै 

💰

- नवं ति या अपनी S80 व र्ग की पनडु ब्बि यों के आधार पर P-75I पनडु ब्बि यों को डि जाइन करगेा, जि नके 
नि र्माण के लि ए L&T जि म्मेदार ह,ै और स्पेन उच्च दक्षता के साथ अगली पीढ़ी के एयर इं डि पेंडेंट 
प्रोपल्शन (AIP) मॉड्यूल स हि त पू र्ण प्रौद्यो गि की हस्तांतरण प्रदान करने के लि ए तैयार ह।ै . 

🚢

- उम्मीद ह ै कि  स्पेन की नवं ति या यात्रा के दौरान अपने एआईपी मॉड्यूल को सा बि त करने में अपनी 
प्रग ति  पर जोर देगी, और सरकारी गारटंी प्रदान करगेी क्यों कि  यह एक राज्य के स्वा मि त्व वाला शि पया र्ड 
ह,ै जो पनडुब्बी सौदे के प्र ति  अपनी प्र ति बद्धता को उजागर करता ह।ै 

🛠


